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23 मार्च, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: बागवानी और नकदी फसलों के लिए राजसहायता
*305. श्री रामकुमार वर्माः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि संतरा और कीनू जैसी बागवानी फसलों और जीरा, ईसबगोल आदि जैसी नकदी फसलों पर उच्चतर प्रारंभिक व्यय (लगभग एक लाख रुपये प्रति हैक्टेयर) आता है, परन्तु राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुसार, ऐसी फसलों को हुई क्षति हेतु कृषि आगत राजसहायता मात्र अठारह हजार रुपये प्रति हैक्टेयर ही दी जाती है; 
(ख) क्या सरकार पूरे राजस्थान राज्य में बागवानी फसलों और नकदी फसलों की उच्च प्रारंभिक लागत आने के कारण इनके लिए कृषि आगत राजसहायता को बढ़ाकर कम से कम पचास हजार रुपये प्रति हैक्टेयर करने का विचार रखती है; 
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)
(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
‘बागवानी और नकदी फसलों के लिए राजसहायता’ के संबंध में राज्‍य सभा में दिनांक 23.03.2018 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 305 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण। 
(1) जी हां। संतरा और कीनू जैसी बागवानी फसलों में प्रारंभिक व्‍यय 1.00 लाख रूपये/है० होता है (तीन वर्षों के लिए। इसी तरह से ईसबगोल और जीरे के लिए प्रारंभिक व्‍यय क्रमश:, 15000 रूपये से लेकर 32,000 रूपये प्रति है० होता है। एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार बारहमासी फसलों के लिए कृषि आदान राजसहायता 18,000 रूपये प्रति है० है (बशर्तें न्‍यूतम सहायता 2,000 रूपये से कम न हो और बोए गए क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो)। वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु अन्‍य फसलों के लिए कृषि राजसहायता 6,800 रूपये प्रति है० है और सिंचित क्षेत्रों के लिए 13,500 रूपये प्रति है० है (न्‍यूनतम सहायता 1,000 रूपये से कम न हो और बोए गए क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो। 
(2) से (घ): वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व्‍यय के वित्‍त- पोषण से संबंधित चौदहवें वित्‍त आयोग की सिफारिशों और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट  के आधार पर एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के मानदंडों को 8 अप्रैल, 2015 को संशोधित किया गया था। वर्ष 2019-2020 के बाद विद्यमान मानदंडों में किसी प्रकार का संशोधन सभी हितधारकों के साथ परार्मश करके किया जाएगा।  
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